भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 2969
सोमवार, 12 दिसम्‍बर, 2016/21 अग्रहायण, 1938 (शक)
टैक्‍सी समूहकों का विनियमन
2969. श्री रंजिब बिस्‍वाल: 

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) क्या टैक्‍सी समूहक नियमविहीन क्षेत्र में काम कर रहे हैं क्‍योंकि मोटरवाहन अधिनियम सवारी साझा करने की सेवाओं को कवर नहीं करता है जिसके कारण वे बिना लाइसेंस के चल रहे हैं; 

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;  

(ग) क्‍या सरकार ऐप आधारित टैक्‍सी सेवा प्रदान करने वाली सभी कंपनियों को विनियामक नेटवर्क के तहत लाने का प्रस्‍ताव रखती है जिससे राज्‍य सरकारें किराए की सीमा तथा मनमाने शुल्‍क पर लगाम लगा पाएंगी;
(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और
(ड.) विनियामक नेटवर्क के कब तक कार्यान्‍वित हो जाने की संभावना है? 
उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) एवं (ख):
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोक सभा में मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016 पेश किया है जिसमें अन्‍य के साथ-साथ, समूहकों को शामिल करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 में संशोधन करने का प्रस्‍ताव है ।
(ग) एवं (ड.):
रिट याचिका (डब्‍ल्‍यूपी) सं. 6000/2015 और 6668/2015 में माननीय दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय के 11 अगस्‍त, 2016 के आदेश के अनुसरण में काली/पीली टैक्‍सियों, रेडियो टैक्‍सियों और एग्रीगेटरों आदि को दिए गए मौजूदा परमिटों से संबंधित सभी संगत मुद्दों की जांच करने के लिए सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अध्‍यक्षता में एक समिति गठित की गई है । संयुक्‍त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मध्‍य प्रदेश, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार, महाराष्‍ट्र और तेलंगाना के परिवहन आयुक्‍त, दिल्‍ली पुलिस, केन्‍द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के सदस्‍य हैं । सलाहकार (परिवहन), नीति आयोग ने भी समिति की बैठक में भाग लिया है । विचार-विमर्श प्रक्रिया पूरी कर ली गई है । समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है । 
*****
